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 [Shri  P.  G.  Mavalankar).
 waise  in  this:  House  certain  other
 issues  pertaining  to  Gujarat,  because
 ‘there  is  no  Assembly  and  there  is
 ‘no  Government  ‘there

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  He  can
 ‘raise  it  later  on.

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  The
 ,constitutional  question  is  pending,
 -and,  therefore,  you  have  permitted
 it  to  be  raised.  But  when  people  are
 starving  of  hunger  and  suffering  from
 thirst  and  famine  you  do  not  permit
 us.  People  are  not  interested  merely

 _in  constitutional  debates--of  course,
 we  are  here  to  debate  on  constitution-
 al  questions  and  problems....

 MR.  SPEAKER:  May  I  request  the
 hon.  Member  to  sit  down?  I  do  not
 know  what  the  Deputy-speaker

 tad  said,  I  shall  see  the  proceeding
 and  then  I  can  give  a  final  ruling.  If
 the  PeputysSpeaker  has  ruled  that

 “way,  I  am  not  going  to  go  agaist
 that,

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 Gi)  Effect  of  dissolution  of  Guja-
 rat  Legislative  Assembly  on
 the  Presidential  Election  of
 1974.

 को  |  लिमये  (बांका)  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मैं  गुजरात  विधान  सभा  की  बरखास्तगी  का

 तथा  राष्ट्रपति  के  आगामी  चुनाव  का  सवाल

 उठाना  चाहता  हूं  :  यह  नोटिस  मैंने  20  मार्च

 को  ही  दिया  था।  राज  प्रारंभ  की  23  तारीख

 है  t  met  सरकार  को  इस  पर  सोचने  का

 काफी  मौका  दिया  है  अब  सरकारी  प्रवक्ता

 अखबारों  में  वक्तव्य  भी  देने  लगे  हैं,  यह  भ्र वृ चित
 है,  इसमें  संविधान  के  बड़े  मसले  उठते  हैं  t

 राज्यों  "के  भ्रम्तिकारों  का  सवाल  है  |  इसलिये

 इस  प्रश्न  के  सभी  पहलू  में  सदा  के  सामने

 रखना  चाहता  हूं  ।  प्री  तक  राष्ट्रपति  पद  के

 चलिये  पांच  चुनाव  हुये  मनभर  पहले  ऐसी
 स्थिति  कभी  उत्पन्न  नहीं  हुई  थी  हां,  लोक

 अभा  या  विधान  संभागों  के  कुछ  स्थान  जरूर
 खाली  रहें  1; |  लेकिन  कभी  विधान  सभा  की

 अंरखास्तगी  को  सवाल  इसमें  नहीं  था  ।  एक

 ‘doubts  and  disputes  arising  out

 Matter  Under  Rule  977°  asa.

 बार  लोक  सभा के  €  स्थान  रिक्त  थे  ।  उसका
 मामला  सुषमा  कोर्ट  में  गया  कौर  उसके  बाद
 राष्ट्रपति  की  इच्छा  से  ही  एक  संवैधानिक
 संशोधन  विधेयक  इस  सदन  में  सामने  i967
 में  कराया।  लेकिन  इसमें  भी  विधान  सभा  की
 बरखास्तगी  का  सकल  नहीं  था।  दस  लिये  इस  के
 संबंध  में  मेरे  ज  सौ  :  मृ  हैंै  झपने  नं/टिस  के
 आधार  पर  हूँ,  बाप  के  स।मने  रखना  चाहता
 हूं  -  उसका  सरकार  सिलसिले  धार  जवाब  दे।

 (१)  According  to  article  54  of  the
 Constitution  of  India,  the  President  is
 elected  by  an  electoral  college  con-
 sisting  of  the  elected  members  of  the
 Assemblies  and  of  the  two  Houses  of
 Parliament.

 (2)  However,  it  is  the  different
 States,  which  means  each  and  every
 Sate,  which  are  to  be  represented  at
 this  election.  This  is  clear  from  the
 wording  of  article  85(1),

 (3)  Representation  of  the  different
 States  has  to  be  uniform.  This
 means  that  no  States  can  be  shout
 out  from  participation  in  the  Presi-
 dential  election.  Otherwise,  the  repre-
 sentation  of  States  cannot  be
 form.

 (4)  There  has  to  be  parity  betweeti
 the  representation  of  the  states  as  a
 whole  and  the  Union.  If  one  Stiute
 or  more  than  one  State  is  not  repre-
 sented  at  the  election,  how  can  the
 parity  between  the  States  and  the
 Union  be  maintained?  To  destroy
 parity  in  any  way  would  be  vioiative
 of  art.  55(2).  Even  if  one  Stete  is
 deprived  of  representation  at  this
 clection,  the  Union  will  enjoy  not
 parity  but  superiority  in  relation  to
 the  States

 (8)  Article  72(l)  says  thet

 ecided  by  the  Supreme  court  whove
 decision.  shell  be  final,  arising:  out.  of
 or  in  connection  with  the  election...
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 एलाइजा  ट्राउट  तक  का  मतलब  होगा  कि
 —

 But  the
 To  Leaieriyernd

 चुनाव के  बाद  लेकिन इन  कनेक्शन  विद
 व्यापक  ७५०९  bene  May  and,  therefore,  the

 है,  चुनाव  सर्वो  मार  मामले  इसमें  भरा  जाते  है।..  election  af  the  President  takes  place
 This  also  enables  us  to  clacify  the
 position  with  regard  to  the  incomplete
 constitution  of  the  electrical  college
 There  is  a  difference  between  incom-
 plete  constitution  of  the  electoral
 college  and  vacancies  among  mem-
 bers  of  the  electoral  college.  The
 clause  relating  to  vacancies  is  as
 follows:

 अध्यक्ष  महोदय,  इसी  पर  शायद  सरब।  ्र
 इस  बात  का  समर्थन  करने  जा  रही  है  ।

 गा  (4)  The  election  of  a  person
 as  President  or  Vice-Presi-
 dent  shall  not  be  called  in
 question  on  the  ground  of  the
 existance  of  any  vacancy  for
 whatever  reason  among  the
 members  of  the  electoral
 college  electing  him”.

 wa  बैकेंतोज  का  क्या  मतलब  है  ?  उस
 समय  जो  विधेयक  सदन  के  सामने  पाया  था
 उस  समय  के  कानून  मंत्री  ने  इस  बिल  का
 प्रस्ताव  करते  हुये  जो  भाषण  दिया  था  उसका
 केवल  एक  अनुच्छेद  मैं  उक्त  करना  चाहूंगा «
 जिससे  बिल्कुल  माफ  हो  जायगा  कि  विधेयक
 की  भरा  थी  कि  झगर  विधान  सभा  में  या
 लोक  सभा  में  दो  चार  स्थान  रिक्त  है,  खाली  है
 विशेष  परिस्थिति  मे  मौसम  के  चलते  या  भ्र ौर
 किलो  दुर्घटना  के  चलते  तो  उसके  बिता  भी

 राष्ट्रपति  का  चुनाव  किया  जा  सकता  है  1

 इसमें  ए  के  सेन  साहब  कहते  है  :

 “The  second  provision  is  with
 regard  to  the  election  of  the  Presi-
 dent.  Jt  is  wel]  known  that  the
 elections  in  some  of  the  difficult  areas
 cannot  be  completed  before  the  Pre-
 sidential  elections  are  held  immedie-
 tely  after  the  general  elections  bc-
 cause  the  electoral  college  for  the
 purpose  of  electing  the  President
 consists  of  the  members  of  the  two
 Houses  here  as  also  the  members  of
 the  legislative  AssemBies  of  States.
 So  it  hal‘  be  done  after  the  clec-

 tha
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 before  these  elections  in  the  outlying
 areas  are  completed.”

 इस  7  मतलब  है  कि  जो  साधारण  चुनाव
 विधान  सभा  और  लोक  सभा  का  है  वह  पूरा
 होने  के  बाद  शौर  इन  सभाओं  का  कास्टीट्यूशन
 होने  के  बाद  राष्ट्रपति  का  चुनाव  होता  है
 लेकिन  भ्रमर  ऐस  होता  है  कि  स्नो फाल  के
 इलाके  में  जैसे  हिमाचल  प्रदेश  और  काश्मीर
 में  चुनाव  नही  हुये  थ ेऔर  6  जगह  रिक्त  थी
 इसलिये  सवाल  उठा  कि  क्य  इन  रिक्त  स्थानों
 के  रहते  हुये  राष्ट्रपति  का  चुनाव  हो  सकता  है,
 इसके  बारे  मे  जैसा  कि  मैंने  कह।  कि  सवैधानिक
 संशोधन  पाया  n  लेकिन  इसके  सब  मे  मैं

 कहना  चाहता  हूं  :
 This  is  qualitatively  different  from
 the  gap  caused  by  the  non-existence
 of  the  Gujarat  Assembly,

 “If  there  is  any  doubt  about  the
 constitutional  position,  there  should
 be  a  reference  of  the  issue  to  the
 Supreme  Court  for  obtaining  its
 opinion  under  article  143."

 34  hrs,
 मेरा  सातवा  भौर  आखरी  मुद्दा  है--
 “Elections  to  the  Gujarat  State

 Assembly  can  be  held  in  May  this
 year  immediately  after  the  mon-
 soon;  if  the  delimitation  work  can
 be  completed  by  April,  the  May
 elections  would  be  feasible.  If  this
 cannot  be  done,  then  the  Presidential
 electuon  will  have  to  be  postponed.
 Article  56()(c)  provides  that  even
 after  the  expiration  of  his  term,  the
 President  shall  continue  to  hold
 office  until  his  successor  is  elected.
 This  shows  there  can  be  a  brief  ९२५
 tension  of  the  date  of  the  Presidential
 election  to  enable  Gujarat  to  be  re-
 presented  on  this  election.  How-
 ever,  the  provision  of  Article  62()
 would  seem  to  rule  out  any  exten-
 sion;  it  says  that  the  election  must
 be  held  before  the  end  of  the  five
 early  term.”
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 [अं,  मधु  लिसये]

 शी  झन  बिहारी  दा जपे वी  :  (वालिया)
 अध्यक्ष  जी,  इस  सबंध  में  मेने  भी  झापसें  कुछ
 कहने  की  इजाजत  मांगी  है।  जी  मुद्दा  उठ  या  गया

 है  वह  वैधानिक  कौर  कानूनी  दृष्टि  से  बडा

 महत्वपूर्ण  है।  यह  खेद  का  विषय  है  कि  संसद
 पे  जाकर  कोई  भ्रधिकृत  वक्तव्य  देने  के  बजाय
 सरकारी  प्रवक्ता  समाचार  पतों  में  यह  कह
 रह  हैं  कि  भले  ही  गुजरात  कौर  पार्डिचेरी  विधान'
 सभा भों  के  चुनाव  न  हो,  लेकिन  राष्ट्रपति  का

 चुनाव  अगस्त  के  महीने  मे  होगा।  मेरा  निवेदन
 है  कि  विधि  मंत्री  इस  सबंध  में  खान में  जाकर
 वक्तव्य  दें

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  मधु  लिमये  ने  वहा
 यह  प्रश्न  कुछ  स्थानों  के  रिक्त  होने  का  नही  है  ।
 अगर  कुछ  राज्यो  मे  विधान  सभाये  प्रस्ताव
 में  नही  हैं  ती  फिर  राष्ट्रपति  को  चुनते  के  लिये
 जो  इलेक्टोरल  कालिज  बनेगा  वह  पूरा  यही
 होगा  ।  प्रा  न  होते  से  क्या  परिणाम  हो
 सकती  हैं  इसका  एवं  उदाहरण  आपके  सामने
 रखता  चाहता  हू  ।  पिछली  बार  जब  राष्ट्र
 पद  का  चुनाव  हु,  दो  श्री  सिरी  शौर  भी
 सजीव  रेड्डी  मे साथ  था।  श्री  गिरी  r4656
 वोटिंग  यूनिट्स  के  जीते  थे  ।  बुक़रात  की
 'किसान  सभा  के  जो  मेम्बर  है,  उनके  बोटिंग
 की  कीमत  20  हजार  वोटिग  यूनिक्स  हैं  ।
 शब  अगर  वहाँ  विधान  संभा  भ्रातृत्व  में  नही

 है  उसके  सदस्य  राष्ट्रपति  के  चुनाव  मे  भाग

 नहीं  ले  सकते,  इससे  राष्ट्रपति  का  चुनाव  बडी
 मात्रा  में  प्रभावित  हो  सकता  है  ज॑  कि  विधान
 सभा  के  सदस्यों  के  साथ  भी  व्यक्तिगत  महीं
 होगा  और  समूचे  राष्ट्रपति  पंद  के  चुनाव  को
 ी  एक  दृष्टि  से  दूषित  कर  देगा  ।

 में  नही  चाहता  कि  राष्ट्रपति  महोदय  का
 कार्यकाल  ढ्  यूपी  संविधान  भें  उसकी
 स्वस्थ  पेन्नार  श्री  मधु  लिमये  जी  ते  उसका
 उल्लेख  भी  किया  है  लेकिन  डीलिमिटेशन

 Matters  Under  Rute  2.  od

 गुजरात तथा  पांडिचेरी  में  चुनाव  करा:  का  |
 अगस्त  मे  राष्ट्रपति  पद  का  चुनाव  होने  से  पहले
 इन  विधान  समझो  के  चुनाव  से  पन्न  कराये
 जा  सकते  है  |  इसके  भ्र ति रिका  कौर  क  ई

 दूसरा  रास्ता  नही  है।  डीलिमिटेशन  कमी क्षत
 आजकल  सारे  देश  का  छोरा  कर  रहा  है  1
 भ्र भी  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  उन्हों  संसद
 सदस्यों  से  चर्चा  की  है।  डीलिमिटेशन  कमीशन
 से  कहा  जा  सकता  है  कि  व  पहला  काम  गुजरात
 कौर  पाण्डिचेरी  के  परिसीमन  क॑।  हाथ  मे  ले  ।
 झगर  तत्काल  काम  हाथ  मे  लिया  जाये  त
 काम  पूरा  हो  सकता  है  कौर  चुनाव  कराये  जा
 सकते  है  ।

 चेकिंग  नगर  सरकार  मे  अपना
 दिया  गें  धन?"  सभा  है  कि  हमे  विधान  समारोह
 की  चिन्ता  नहीं  है  तो  यह  एक  बढ़ी  ख़तरनाक
 परम्परा  को  का  (म  करना  होगा  वह  ठीक  है
 कि  गुजरात  की  विधान  सभा  के  काग्रेस  का

 बहुमत  था,  लेकिन  देश  मे  ऐसी  परिस्थिति  भी
 कभी  श्री  सकती  है  जब  कि केन्द्र में  १क  पार्टी
 किरदार  हूं भार  7तय,  क॑  विधान
 समाचार।  मेंबर,  दशक  'फ्रेंच  रही
 हा ध्ौर  चुनाव  निकट  प्रा  उ  पर  और  केन्द्र  मे
 बी  हुई  सरकार  पार्टिकल  356  का  उपाय  7
 करके  ऐसी  विधान  सारो  को  भग  कर  दे
 जिन  विधान  सभावना  थे  स८  स्पो  से  उसे  भ्राशका

 हो  कि  वे  उसके  उम्मीदवार  को  बोट  नही  देगे
 तत्र  तो  संघीय  पद्धति  1. द६  हमारा  संविधान

 टुकड़ों  तो  बिखर  जायेगा-ऐसी  गलत  परम्परा

 नहीं  डालीं  जानी  चाहिये  ।

 इसलिये  में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन
 करता  ह  शोर  इस  बारेमें  भ  भदोही
 की  दूर  कर.  के  लिये  भाटी कल  Las  b  अंतर्गत

 सुप्रीम  कोर्ट  की  राय  लिये  जाने  का  अनुरोध
 करता  हु  ।  सुप्रीम  कोर्ट  को  मामला  भेज  कर
 उसकी  राय  प्राप्त  की  जाय  और  विधि  मंगनी
 संसद  में  जरा  कर  एक  प्राधिकृत  ब+्तेव्य  दे  और
 फिर  उस  पर  आवश्यक  हो  तो  हम  चर्चा  करे।

 MR.  SPEAKER.  I  will  send  all
 these  points  raised  by  beth  of  you
 to  the  Law  Minister  ag  well  as  the

 कमीशन  से  कहा  जा  सकता  है  कि  जल्दी  से
 जल्दी  चुनाव  क्षेत्रों  का  परिसीमन  करे  कौर
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 Heine  Minister  so  that  they  might
 examine  them  and  come  out  with  a
 atatement.

 आ  मू  किसे  :  लेकिन  अखबारों  में
 दे  रे  है

 They  are  trying  to  influence  public
 ‘Opinion.

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  know
 what  is  coming  in  the  Press,  The
 points  raised  here  were  vital  points
 ang  they  will  be  forwarded  to  the
 ‘hon.  Ministers,

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  The  Law
 Minister  is  treating  us  with  contempt.

 कई  मामले  ऐसे  हैं  जिनका  जवाब  नही  देते  हैं,
 क  महीने  से  शरीक  का  नोटिस  भिलने  के  बाद
 भी  जवाब  नहीं  भाता  हैं  ।

 शी  टले  बिहारी  बोलेंगी  प्रखवारो
 में  निकला  है---

 “The  Union  Government  hag  no
 intention  of  postponing  the  next
 Presidentia}  election,  which  will  be
 held  in  August  as  scheduled”

 MR  SPEAK:  Now  that  you  have
 vaus#d  the  objections,  these  will  be
 conveyed  to  them  and  they  will  be
 asked  to  come  before  the  House  with
 ther  views  about  this  matter.

 aft  ay  लिये  .  प्रत्यक्ष  महोदय,  कुछ
 सी  आदेश  दीजिये-इसी  हमारे  प्राधिकार  का

 सवाल  शा“  है।  भाष  आदेश  दीजिये  कि

 कल  के  बरादर  पेपर  पर  उनका  बयान  होना

 चाहिये,  हम  लोगो  को  पता  लगना  चाहिये,  ऐसा

 नहीं  होता  चाहिये  कि  ज़वाब  ही  न  जाये  ।

 इंष्चिों  भदोही  :  बया  बलराम  यह  चाहते  है
 कि  जो  प्याइन्ड्स  उठाये  गये  हैँ  उनका  रात-

 रात  में  जग नाव  भा  जाम  ।

 शी  णु  जिसमे  :  मेने  कहा  है  कि  प्र थे
 बॉफॉग्रिदो कलि कल  बैप्तष्य  दे  रहे  हैं  तो  प्रायर-

 पैर  पर  आगा  चाहिये  ।  गह  नद्ोकिस्क ू|

 Matters  Under  258
 Rule  377

 फ्रेंड्स  सोसाइटी  की  तरह  से  साग  के  6  जे
 जाकर  थ  तय  दे  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  न्यू  फ्रेंड्स  तो  वे
 ह्  होते  है  ।

 SHRI  SEZHIYAN  (Kumbakoram).
 Regarding  this  matter  I  want  to  say
 something.

 MR,  SPBAKER;  I  am  not  going  to
 allow  anybody.  If  I  allow  you  I  will
 have  to  allow  others  also,  You  are
 yourself  occupying  this  Chair  at  some-
 time  We  go  to  the  next  point,  not
 the  old  one  He  hag  come  with  another
 intezesting  pont.  The  zero  hour  used
 to  take  half  an  hour  previously  Now
 it  takes  two  hourg  sometimes.  How
 long  will  you  take?

 SHRI  SEZHIYAN:  Half  an  hour.

 MR  SPEAKER:  No;  net  more  than
 five  minutes.

 (i)Constitutional  position  arisitig
 out  of  not  passing  in  time  of  suppie-
 mentary  Demand  for  Grants  of  Pon-
 dicherry  for  I973-74

 SHRI  SEZHIYAN  (Kumbakoratn):
 Under  rule  377  I  sought  your  per
 mission  and  I  am  thankful  to  you
 for  giving  me  an  opportunity  to  raise
 the  following  point’  consideration  of
 the  constitutional  position  arising  out
 of  the  demands  for  supplementary
 grants  for  i973-74  for  the  Govern-
 ment  of  Umon  Territory  of  Pondi-
 cherry  presented  to  the  Pondicherry
 Legislative  Assembly  on  the  26th
 March  1974,  not  passed  in  time

 It  has  become  my  painful  duty
 to  poimt  out  another  lapse  on  the
 part  of  the  Government  ion  regacd
 to  the  financial  matters  of  the
 Union  Territory  of  Pondicherry  The
 demands  for  grants  fo:  1973-74  of
 the  government  of  the  Union  Territory
 of  Pondicherry  have  been  presented
 to  the  Assembly  ef  Pondicherry  on
 26th  March,  ‘1074:  I  have  with  me  a

 copy  of  the  brief  recard  af  the  pro-


